भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 101*

दिनांक 29.07.2015/7 श्रावण, 1937 (शक) को उत्तर के लिए
अंतर्राष्ट्रीय नदी तट सीमा से प्रवेश
*101.  श्री पंकज बोरा :
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय नदी तट सीमा से प्रवेश से पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर, असम के लिए आने वाले समय में सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो जाएगी;  
(ख) क्या नदी तट सीमा पर विद्यमान खामियों को दूर करने की कोई योजना है; और
(ग) यदि हां, तो इससे भारत-बांग्लादेश सीमा से अनधिकृत प्रवेश को तकनीकी एवं प्रभावी रुप से कहां तक बंद किया जा सकेगा?
उत्तर
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)
(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।
---
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दिनांक 29 जुलाई, 2015 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 101 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण। 
(क) से (ग) : भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित नदी तट वाले क्षेत्र सीमापारीय अपराधों और लोगों के अवैध प्रवेश की दृष्टि से संवेदनशील हैं। लोगों के अवैध प्रवेश और सीमापारीय अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से, भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित नदी तट वाले क्षेत्रों की सुरक्षा हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स, नाइट विज़न उपकरणों, नाइट विज़न गागल्स आदि जैसे विभिन्न अत्याधुनिक उच्च तकनीक वाले चौकसी उपकरणों द्वारा प्रभावी रुप से सुदृढ़ की गई है। इन नदी तट वाले क्षेत्रों में मौजूद कमियां भारत-बांग्लादेश सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल द्वारा कटीले तार, कंसर्टिना काइल आदि जैसे उपयुक्त और बेहतर तरीकों से भी दूर की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक फ्लोटिंग सीमा चौकियों, मशीनीकृत नौकाओं, स्पीड बोट, मीडियम क्राफ्ट आदि की सहायता से नदी तट वाले क्षेत्रों में गश्त लगाते हैं।  नदी तट पर अंतराल वाले क्षेत्रों में चौकसी को और सुदृढ़ करने के लिए, गृह मंत्रालय ने हाल में राडारों, सेंसरों, कैमरों, संचार नेटवर्क और कमान एवं नियंत्रण तंत्रों के एकीकरण के रूप में भारत-बांग्लादेश सीमा पर प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था कायम करने के लिए पायलट परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। 
***
